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 हस्तांतरण  के  किसी  प्रस्ताव  को  प्रारंभ  करने  से  पहले  आवश्यक  सभी  कदम

 उठाए  जाएं  ताकि  यह  सुनिश्चित  किया  जा  सके  कि  ऐसी  भूमि  के  हस्तांतरण

 द्वारा  सर्वोत्तम  कीमत  प्राप्त  हो  सके।  इसमें  स्पष्ट  मालिक  होने  की  आवश्यक,

 बिक्री  अनुमति  तथा  यदि  भूमि  उपयोग  में  परिवर्तन  की  आवश्यकता  हो  तो  संबंधित

 राज्य  सरकार  अथवा  स्थानीय  निकाय  के  परामर्श  के  बाद  सर्वाधिक  सर्वो,  त्तम

 भूमि  उपयोग  परिवर्तन  करना  भी  शामिल  है।  उपरोक्त  के  मद्देनजर  यह  अत्यावश्यक

 है  कि  जब  भूमि  का  हस्तातंरण  बिक्री  के  माध्यम  से  होता  है,  एक  पारदर्शी

 नीलामी  प्रणाली  का  प्रयोग  किया  जाता  है।

 समिति  का  विचार  है  की  दीर्घावधिक  लीज  करार  के  मुकाबले  भूमि  के  तत्काल

 बिक्री  की  नीति  को  वरीयता  दी  जानी  चाहिए  क्योंकि  लीज  अवधि  का  अंत

 समीप  आने  पर  उसे  वापिस  लेने  अथवा  मसूंख  करने  में  कठिनाई  होती  है।

 लीज  मामलों  में  नीति  इस  प्रकार  होनी  चाहिए  जिसमें  दीर्घावधिक  लीज  करने

 से  पहले  हस्तांतरण  की  तिथि  को  भूमि  के  अनुमानित  बिक्री  मूल्य  को  पहले

 ले  लेना  विनिर्दिष्ट  हो  तथा  उसके  उपरांत  प्रत्येक  वर्ष  लीज  की  सांकेतिक
 राशि ली  जाएं।

 समिति  यह  समझती  है  कि  केन्द्र  सरकार  के  संगठन  द्वारा  भूमि  हस्तांतरण  के

 सभी  मामलों  की  देख-रेख  व  निगरानी  हेतु  निगरानी  तंत्र  सुनिश्चित  करने  के

 लिए  एक  उच्च-स्तरीय  निगरानी  निकाय  की  तत्काल  आवश्यकता  है।  भूमि  अभिलेखों

 की  केंद्रीय  डिपास्टिरी  भी  इस  उच्च-स्तरीय  निगरानी  निकाय  के  प्रति  जवाबदेह

 होनी  चाहिए।  यह  सार्वजनिक  भूमि  परिसंपत्तियों  के  हस्तांतरण  में  सुधरी  हुई  जवाबदेही

 तथा  पारदर्शिता  लाएगा।

 समिति  ने  यह  भी  पाया  है  कि  सम्पूर्ण  तथ्यों  की  व्यापक  जांच  के  उपरांत  केन्द्र

 सरकार  एक  विभाग  अथवा  संगठन  से  केन्द्र  सरकार  के  अन्य  विभाग  अथवा

 संगठन  को  भूमि  के  किसी  विनिमय  अथवा  अधिदेश  भूति  के  हस्तांतरण  की

 निगरानी  करने  अथवा  अनुमति  देने  हेतु  एक  भूमि  विनिमय  प्रबंधन  समिति  की

 तत्काल  आवश्यकता  है।  यह  निकाय  केन्द्र  सरकार  के  संगठन  द्वारा  संबंधित

 राज्य  सरकार  अथवा  स्थानीय  निकाय  से  अधिशेष  भूमि  के  एक  विशेष  टुकड़े

 के  बदले  कहीं  और  किसी  अन्य  भूमि  के  उचित  टुकड़े  से  विनिमय  की  भी

 अनुमति  देगा।  यह  भूमि  निकाय  भूमि  विनिमय  के  प्रत्येक  अनुरोध  की  जांच

 करेगा  तथा  गुणों  के  आधार  पर  निर्णय  करेगा।  इसकी  अध्यक्षता  सचिव,  शहरी

 विकास  मंत्रालय  करेंगे  तथा  इसमें  वित्त  मंत्रालय,  संबंधित  प्रशासनिक  मंत्रालय/विभाग

 तथा  विधि  कार्य  विभाग  के  प्रतिनिधि  शामिल  होंगे।  केन्द्रीय  सरकार  के  नियंत्रणाधीन

 भूमि  स्वामी  पैरास्टाटल  तथा  हाउसिंग  बोर्डों  द्वारा  भूमि  हस्तांतरण।

 समिति  के  विचार  में  सभी  भूमि  संबंधित  मुद्दों  पर  मार्गदर्शनों  अथवा  नीति  के

 रूप  में  पारदर्शिता  तथा  स्पष्टता  होनी  चाहिए  जिसमें  ऐसी  प्रणाली  होनी  चाहिए

 मंत्री  समूह  ने  सचिवीय  समिति  की  सिफारिश  को,  भूमि

 विनियम  प्रबंधन  समिति  को  लोक  क्षेत्र  भूमि  प्रबंधन  समिति

 का  नया  नाम  देते  हुए,  स्वीकार  कर  लिया।
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 627  अविलंबनीय लोक  महत्व  के

 [श्री  प्रहलाद  जोशी]

 एस डीआरएफ  के  लिये  धनराशि  प्रदान  करनी  होगी।  सूखा  इतना  ज्यादा

 है  कि  पीने  का  पानी  नहीं  है  और  किसान  अपने  मवेशी  बेचने  का  प्रयास

 कर  रहे  हैं।  किन्तु  खरीदार  ही  नहीं  हैं।  कुछ  किसान  अपने  मवेशियों

 को  बूचड़खानों  में  भेजने  को  मजबूर  हो  रहे  हैं।  यहां  स्थिति  ऐसी  है।

 आप  अपने  वक्तव्य  में  उद्धरण  दे  रहे  हैं  कि  अतिरिक्त  वि  त्तीय  सहायता

 के  मामले  में,  इस  प्रकार  की  गंभीर  स्वरूप  की  प्राकृतिक  आपदाओं

 हेतु  एस डीआरएफ  को  एन डीआरएफ  से  काफी  अधिक  तरजीह  दी  जाती

 है।

 अध्यक्ष  महोदया,  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री  से  यह  पूछना  चाहता

 हूं  कि  कया  वे  इसे  देश  की  अत्यंत  गंभीर  स्वरूप  की  आपदा  मानते

 हैं  या  नहीं।  क्या  कर्नाटक  केन्द्र  सरकार  के  नक्शे  में  मौजूद  नहीं  है?

 इस  सब  के  बारे  में  बात  करने  का  क्या  लाभ  है?  बहुत  ही  ढुलमुल

 रवैया  है।  जब  ज्ञापन  दिसंबर  में  ही  प्रस्तुत  किया  गया  तो  उस  समय

 ही  केन्द्रीय  दल  भेजा  गया  था।  उसके  पश्चात्  लगभग  2700  करोड़

 रु.  की  हानि  का  अनुमान  लगाया  गया  था  और  723  करोड़  रु.  की

 राहत  मांगी  गई।  जब  केन्द्रीय  दल  भेजा  गया  तो  उसने  15  से  18  दिसंबर,
 2011  तक  समूचे  कर्नाटक  राज्य  का  दौरा  किया  था।  उसके  पश्चात्

 उसने  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  थी।  उसकी  ही  रिपोर्ट  और  आपके  वक्तव्य  के

 अनुसार  ही  केन्द्रीय  दल  ने  296.58  करोड़  रु.  की  राशि  की  संस्तुति

 की  थी।  अन्ततः,  भारत  सरकार  ने  180  करोड़  रु.  की  राशि  कर्नाटक

 राज्य  के  लिये  अनुमोदित  की  जिसमें  से  70.23  करोड़  रु.  की  राशि

 निर्मुक्त  की  गई  और  मौजूदा  मानदंडों  के  अनुसार  एसडीआरएफ  शेष

 से  116  करोड़  रु.  की  राशि  का  समायोजन  किया  गया।  यदि  आप

 इसे  सामान्य  बात  मानते  हैं  तो  कर्नाटक  के  लोगों  को  भारत  सरकार

 के  बारे  में  क्या  सोचना  चाहिए?  वे  यह  महसूस  करते  हैं  कि  केन्द्र

 सरकार  कर्नाटक  राज्य  की  मदद  नहीं  करना  चाहती  क्योंकि  कर्नाटक

 राज्य  में  दूसरी  पार्टी  का  शासन  है।  कर्नाटक  के  लोग  यही  महसूस  करते

 हैं।  मैं  पहले  ही  बता  चुका  हूं  कि  पानी  है  ही  नहीं।  पानी  के  सभी

 तालाब  (टैंक)  सूखे  गये  हैं...(  व्यवधान)

 अध्यक्ष  महोदया  :  कार्यवाही-वृत्तांत में  कुछ  भी  सम्मिलित  नहीं

 किया  जायेगा।

 (व्यवधान)... *

 श्री  प्रहलाद  जोशी  :  आप  भी  सूचना  दे  सकते  हैं।

 *कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया।

 18  मई,  2012  विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना  628

 अध्यक्ष  महोदया  :  आपको  उन्हें  उत्तर  नहीं  देना  है।

 श्री  प्रहलाद  जोशी  :  अध्यक्ष  महोदया,  वे  मुझे  परेशान  कर  रहे

 हैं।  वे  भी  सूचना  देकर  बोल  सकते  हैं।  मुझे  इसमें  कोई  आपत्ति  नहीं

 है।

 अध्यक्ष  महोदया  :  आप  कृपया  अपनी  बात  जारी  रखिये।

 श्री  प्रहलाद  जोशी  :  मेरा  एक  मात्र  यही  अनुरोध  है।  बार-बार

 ज्ञापनों,  अनुरोधों  के  पश्चात्,  सभा  में  इस  मुद्दे  को  उठाने  के  पश्चात्,

 प्रधानमंत्री  से  मिलने  के  पश्चात्  और  दो  दलों  का  दौरा  हो  जाने  के

 पश्चात्  जब  कर्नाटक  राज्य  को  कोई  राहत  प्रदान  नहीं  दी  गई  तो  मात्र

 हम  ही  इस  मुद्दे  को  सभा  में  उठा  रहे  हैं  और  हम  ऐसे  वक्तव्य  दे  रहे

 हैं।  इस  सबके  साथ-साथ  ही  हमने  भारत  सरकार  को  भी  राज़ी  करने

 का  प्रयास  किया।  अथवा  इस  मुद्दे  का  राजनीतिकरण  करने  की  हमारी

 मंशा  कभी  भी  नहीं  रही।  दुर्भाग्यवश  खरीफ  संबंधी  राहत,  जिसको  दिसंबर

 के  दौरान  निर्धारित  कर  लिया  जाना  था,  का  निर्धारण  अब  तक  नहीं

 किया  गया  है।  छह  माह  से  अधिक  की  अवधि  बीत  चुकी  है।  अतः,

 हम  इस  मुद्दे  और  भारत  सरकार  के  प्रश्न  को  इस  सम्माननीय  सभा  में

 उठाने  को  मजबूर  हुये  हैं।  हमने  राहत  पाने  का  हर  संभव  प्रयास  किया।

 प्रारंभ  में,  कर्नाटक  सरकार  ने  2700  करोड़  रु.  की  मांग  की  थी

 किन्तु  कुल  हानि  5900  करोड़  से  अधिक  की  है।  ऐसे  हालात  में,  सरकार

 से  मेरा  अनुरोध  है  कि  एनडीआरएफ  में  से  1500  करोड़  रु.  की  राशि

 बतौर  अंतरिक  राहत  के  तत्काल  निर्मुक्त  की  जाये।  मेरी  पहली  मांग

 यही  है।  दूसरी  बात  यह  है  कि  3  लाख  टन  खाद्यान्न  और  57200

 मीट्रिक  टन  गेहूं  तुरन्त  निर्मुक्त  करना  होगा।

 सरकार  से  मेरा  दूसरा  अनुरोध  फसल  के  नुकसान,  चाहे  यह  बाढ़

 के  दौरान  हो  या  सूखे  अलावा  प्राकृतिक  आपदा  की  वजह  से  हो,  हेतु

 राहत  प्रदान  किये  जाने  संबंधी  मानदंडों  के  बारे  में  है।  सीआरएस  मात्र

 2000  रु.  प्रति  हैक्टेयर  के  हिसाब  से  अल्प  राशि  मुहैया  कराता  है  और

 कुछ  मामलों  में  यह  राशि  3000  रु.  प्रति  हैक्टेयर  है।  इसका  अर्थ  यह

 है  कि  फसल  के  प्रति  हैक्टेयर  नुकसान  हेतु  यह  800  रु.  से  1000

 रु.  तक  की  राशि  से  कम  है।  सरकार  से  मेरा  आग्रह  है  कि  इसमें

 वृद्धि  की  जाये।  कृषि  लागत  8000  रु.  प्रति  हैक्टेयर  से  अधिक  है।

 महोदया,  वर्षा  की  प्रत्याशा  में  बुआई  पहले  ही  कर  दी  गई  थी।

 यह  दोहरा  नुकसान  हो  गया  था।  सीआरएस  के  मानदंडों  के  अनुसार,

 राहत  2000  रु.  से  3000  रु.  प्रति  हैक्टेयर  तक  है।  इस  मानदंड  को

 बदलना  होगा।  राष्ट्रीय  प्रतिदर्श  सर्वेक्षण  संगठन  ने  पहले  ही  कह  दिया
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